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विषय:
 कृषक मित्रों के दायित्व निर्वहन भत्ते में वृद्धि
1786. डा॰ सत्यनारायण जटियाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रेषित कृषक मित्रों के दायित्व निर्वहन भत्ते में वृद्धि, पीको परियोजना के लागत मानदंडों में संशोधन; बीहड़ सुधार और खेतों के यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण के प्रस्तावों की स्वीकृति/कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)

राज्‍यों द्वारा चिन्‍हित कृषक मित्र को आकस्‍मिकता राशि की वर्तमान स्‍थिति और केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना ‘विस्‍तार सुधारों के लिए राज्‍य विस्‍तार कार्यक्रम को सहायता’(एटीएमए) के अंतर्गत पीको-प्रोजेक्‍टर की लागत शर्तों में संशोधन निम्‍नलिखित है:
i. कृषक मित्र आकस्‍मिकता राशि को 6000 रूपये से बढ़ाकर 12000 रूपये प्रति व्‍यक्‍ति प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
ii. पीको-प्रोजेक्‍टर लागत शर्त को 30000 रूपये से बढ़ाकर 40000 रूपये कर दिया गया है। 
उपर्युक्‍त लागत शर्त को वर्ष 2018-19 के दौरान छत्रक योजना ‘’कृषोन्‍नति योजना’’ के अंतर्गत कृषि विस्‍तार उप मिशन (एसएमएई) के सीसीईए द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे कार्यान्‍वयन के लिए 18 अक्‍तूबर, 2018 को राज्‍यों को भेज दिया गया है। वर्तमान में मध्‍य प्रदेश राज्‍य सरकार द्वारा 24300 कृषक मित्रों को चिन्‍हित किया गया है। 

मध्‍य प्रदेश राज्‍य सरकार द्वारा विश्‍व बैंक से सहायता प्राप्‍त परियोजना जिसका शीर्षक ‘’खेतों का बीहड़ सुधार, यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण’’ था और जिसे बाद में ‘’बीहड़ प्रभावित जिलों में कृषि उत्‍पादकता और विविधीकरण परियोजना’’ का नाम दिया गया था, को 03 अगस्‍त, 2018 को वित्‍त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्‍तुत किया गया था। कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय, भारत सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्‍त मंत्रालय को 14 दिसम्‍बर, 2018 को विशिष्‍ट प्रेक्षणों के अध्‍यधीन अपनी अनापत्‍ति भेज दी है। डीईए ने तदनुसार विश्‍व बैंक के विचारार्थ प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत किया है।
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